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(PARTI 


श्रम विभाग 


दिनांक 19 अगस्त , 1986 


सं ० प्रो ०वि ० /एफ ० डी ०/गड़गांव/ 61-86/ 300 57.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1 ) परिवहन 
पायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक , सैन्ट्रल बाडी विल्डिंग वर्कशाप , हरियाणा रोडवेज , गुड़गांव, के श्रमिक श्री कृष्ण कुमार, 
पुन श्री बनवारी लाल, गांव व डा ० सिहां ढाणी राव , बच्छ्वालिया, जिला महेन्द्रगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/1525 4, दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 
क्या श्री कृष्ण कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 21 अगस्त , 1986 
सं ० मो ० वि ०/ रोहतक / 142-81/ 30228.. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा डेरी डिवलपमेन्ट 
कोमोटिव फंडरेशन लि . ,मिल्क प्लांट , गोहाना रोड़, रोहतक , के श्रमिक श्री हरकेश , पुत्र श्री मोजी राम , मार्फत एस . एन . वत्स 
गली डाकखाने वाली , रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे गुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

वया श्री हरकेश की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ रोतहक / 142-81/ 3023 5.~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हरियाणा डेरी 
डिवेलपमेन्ट कोऑपरेटिव फैडरेशन लि ., मिल्क प्लांट, गोहाना रोड़, रोहतक के श्रमिक श्री ईश्वर सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, मार्फत 
एस . एन . वत्स , गली डाकखाने वाली , रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री ईश्वर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किम राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो वि ०/ रोहतक / 142-81/ 30248.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हरियाणा डेरी डिवलपमैन्ट 
कोप्रोपरेटिव फेडरेशन लि . , मिल्या प्लांट , गोहाना रोड़, रोहतक , के श्रमिक श्री शमशेर सिंह, पुत्र श्री जीत राम , मार्फत एस . एन . 
वत्स , गली डाकखाने वाली , रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विधाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
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या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री शमशेर सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं० प्रो ० वि ० / रोहतक / 142-81/ 30255.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा डेरी डिवैलपमेन्ट 
कोपाप्रेटिव फंडरेशन लि ., मिल्क प्लांट गोहाना रोड , रोहतक, के श्रमिक श्री सतपाल सिंह मार्फत एस. एन . वत्स , गली 
डाकखाने वाली रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम - 78-32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सतपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ०/ रोहतक / 142- 81/3026 2.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राया है, कि मै ० हरियाणा डेरी 
डिवैलपमेन्ट कोपाप्रेटिव फेडरेशन लि ०, मिल्क प्लांट , गोहाना रोड़ , रोहतक , के अमिक श्री प्रोम प्रकाश , पूत्र श्री जीत राम मार्फत 
एस. एन. वत्स , गली डाकखाने वाली रोहतक , तया उसके प्रवरषकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायर्णिय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, मब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अपवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री प्रोम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ रोहतक /142-81/ 30269. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा डेरी डिवलपमेन्ट 
कोआप्रेटिव फेडरेशन लि . , मिल्क प्लांट गोहाना रोड़, रोहतक , के श्रमिक श्री गजराज सिंह, पूत्र श्री भूप सिंह मार्फत एस . एन. 
वत्स , गली डाकखाने वाली रोहतक तथा उस के प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई, 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, 

के साथ गठित सरकारी अधिसचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री गजराज सिंह की सेवाभों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

प्रार० एस ० अग्रवाल , 
उप सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 
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